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“भारत में �निजी तस्वीरों या �रकॉ�र्ड की गई वी��यो कॉल से ब्लैकमेल होनिे पर व्य��त को तुरंत �या करनिा चा�हए, से�सटॉ�र्डनि पर

बीएनिएस और आईटी ए�ट की कौनि सी धाराए ंलागू होती हैं, साइबर क्राइम पोटर्डल पर �रपोटर्ड कैसे होती है, और कंटेंट हटवाया कैसे जा

सकता है?”

भारित में �नजी तस्वीरिों या �रिकॉ�र्च की गई वी��यो कॉल से
सके्सटॉ�र्चन (ब्लकैम�ेलगं) होन ेपरि काननूी उप�ारि, लाग ू�व�धिक
प्रावधिान, �रिपो�टगं प्र�क्रिया औरि सामग्री हटवान ेकी �व�धिक प्र�क्रिया

सारिां�

भारत में �निजी तस्वीरों या �रकॉ�र्ड की गई वी��यो कॉल से ब्लैकमेल (सेक्सटॉ�र्डनि) होनिे पर पी�ड़ित को तुरंत ���जटल साक्ष्यों को

सुर�क्षित कर राष्ट्रीय साइबर अपराध �रपो�टर्टिंग पोटर्डल (cybercrime.gov.in) पर ��कायत दजर्ड करानिी चा�हए और संबं�धत

�बचौ�लयों से सामग्री हटानिे का अनिुरोध करनिा चा�हए। कानिूनिी तौर पर, सेक्सटॉ�र्डनि के मामलों में भारतीय न्याय सं�हता (BNS),

2023 की धारा 308 (extortion) और सूचनिा प्रौद्यो�गकी (IT) अ�ध�नियम, 2000 की धारा 66E (privacy violation) व

धारा 67/67A (transmission of obscene/sexually explicit content) लागू होती हैं। सवर्वोच्च न्यायालय निे 

Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of Delhi) & Anr. (2024) में स्पष्ट �कया �क धारा 67A �व�ेष

रूप से वास्त�वक यौनि ग�त�व�धयों या प्रत्यक्षि निग्निता को प्रद��र्टिंत करनिे वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉ�निक प्रका�नि और प्रसारण को

दं��त करती है, �जसके आधार पर पी�ड़ित न्यायालय के माध्यम से इंटरनिेट मध्यस्थों से ऐसी सामग्री हटवा सकते हैं।
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I. �वस्तृत �वश्लेषण

मु ख्य �स द्धांत

01 तुरंत राहत और सामग्री को हटवानिा (Takedown and Immediate Relief)

सेक्सटॉ�र्डनि के मामलों में गैर-सहम�त वाली यौनि स्पष्ट सामग्री (non-consensual explicit content) के ऑनिलाइनि प्रसार को रोकनिे

और उसे तत्काल हटवानिे के �लए पी�ड़ित न्यायालय से परमादे� (mandamus) या �निषेधाज्ञा मांग सकते हैं, जहाँ पु�लस और तकनिीकी

मंच (जैसे गूगल, मेटा) �मलकर सामग्री को ब्लॉक करनिे या हटानिे के �लए सहयोग करते हैं, जैसा �क Ms. G v. Union of India
(2024) में स्पष्ट �कया गया है।

02 साइबर क्राइम पोटर्डल पर ��कायत और जांच की ग�त (Reporting on National Cyber Crime

Reporting Portal)

साइबर पोटर्डल पर दजर्ड की गई ��कायतों पर पु�लस अ�धका�रयों का यह कानिूनिी दा�यत्व है �क वे �निष्पक्षि, उ�चत और त्व�रत रूप से जांच

प्र�क्रया को पूरा करें, जैसा �क Ramesh Kumar v. Ministry Of Home Affairs (2021) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा

पु�लस को दो महीनिे के भीतर जांच पूरी करनिे का �निदर्दे� देकर �निधार्ड�रत �कया गया।

03 जबरनि वसूली पर बीएनिएस की प्रयोज्यता (Applicability of BNS on Extortion)

भारतीय न्याय सं�हता (BNS), 2023 की धारा 308 (जो �क पूवर्डवतर्ती IPC की धारा 384 के समकक्षि है) के तहत �कसी भी व्य�क्त को

इलेक्ट्रॉ�निक माध्यम से या अन्यथा उसकी �निजी तस्वीरें लीक करनिे की धमकी देकर पैसे या अन्य लाभों की मांग करनिा 'जबरनि वसूली'

(Extortion) का गंभीर अपराध है, �जसमें पूवर्डवतर्ती आईपीसी के सभी �सद्धांत लागू होते हैं, जैसा �क B.Y. Vijayendra v. State of

Karnataka (2024) में स्पष्ट �कया गया है।

04 गोपनिीयता के उल्लंघनि की सीमाए ं(Violation of Privacy boundaries under Section 66E IT

Act)

सहम�त के �बनिा �कसी व्य�क्त के �निजी अंगों ('private area') या �निजी कृत्यों के वी��यो को �रकॉ�र्ड करनिा या प्रसा�रत करनिा आईटी

अ�ध�नियम की धारा 66E के तहत गोपनिीयता के गंभीर उल्लंघनि का अपराध है, ब�तर्दे �क सामग्री में वास्तव में �निजी अंगों का प्रद�र्डनि हो,

जब�क मानिहा�नि या सामान्य संदे�ों के मामले में यह धारा लागू निहीं होगी, जैसा �क Shukla Gajanandprasad Jagdishchandra

v. State of Gujarat (2019) में मानिा गया है।

05 यौनि �ोषण के �लए ब्लैकमेल (Blackmailing for Sexual Favors)

�कसी पी�ड़िता को उसकी आप�त्तिजनिक या संवेदनि�ील प�र�स्थ�तयों की वी��यो �क्लप को इलेक्ट्रॉ�निक रूप से प्रसा�रत करनिे की धमकी

देकर �ारी�रक �ोषण या यौनि संबंध बनिानिे की मांग करनिा आईटी अ�ध�नियम की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री के प्रसारण की धमकी

का गंभीर अपराध है, जैसा �क A6 and A7 v. State (2016) में मानिा गया है।

I · �वस्तृत �वश्लेषण

भार त  में  �नि जी त स्वीरों या �र कॉ�र्ड  की ग ई  वी�� यो कॉल  से  से क … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष �
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न्यायाल यों ने  इ से  कै से  लागू  �क या

स वर्वो च्च  न्यायाल य  का

दृ �ष्टि को�
सवर्वोच्च न्यायालय निे स्पष्ट �कया है �क आईटी अ�ध�नियम की धारा 67B के तहत बाल पोनिर्वोग्राफी सामग्री से

संबं�धत कृत्य केवल प्रसारण ही निहीं, ब�ल्क इसे ब्राउज़ करनिे, सहेजनिे या �ाउनिलो� करनिे तक को गंभीर

अपराध की श्रेणी में लाते हैं और यह बच्चों के ऑनिलाइनि �ोषण के �खिलाफ एक व्यापक और सुदृढ़ कानिूनि है,

जैसा �क Just Rights for Children Alliance v. S. Harish (2024) में स्था�पत �कया गया है।

उ च्च  न्यायाल य  की

�भ न्न ताएँ
बॉम्बे उच्च न्यायालय निे मानिा �क यद्य�प सहम�त से संबंध बनिे हों, �फर भी �बनिा सहम�त के �कसी म�हला का

निग्नि वी��यो प�त या समाज में प्रसा�रत करनिा या �रानिा धारा 67A के तहत अ�ग्रम जमानित को खिा�रज करनिे

योग्य गंभीर अपराध है, जैसा �क Esrar Nazrul Ahemad v. State of Maharashtra (2022) में

मानिा गया। इसके अ�त�रक्त, केरल उच्च न्यायालय निे राष्ट्रीय साइबर अपराध पोटर्डल के माध्यम से पु�लस जांच

के कारण सं�दग्ध बैंक खिातों को फ्रीज करनिे की बैंकों की ��क्तयों और उनि पर 15 �दनिों की समय सीमा के

संबंध में �द�ा-�निदर्दे� जारी �कए हैं, जैसा �क Yasmin K.A. v. Federal Bank (2024) में देखिा गया है।

हाल  का �व कास हाल के �निणर्डयों में, जैसे �क कनिार्डटक उच्च न्यायालय द्वारा Abhishek Mishra v. State of Karnataka
(2025) में, अदालतों निे सहम�त से बनिे संबंधों के बाद �निजी वी��यो के दुरुपयोग और सेक्सटॉ�र्डनि को गंभीरता

से �लया है और आईटी अ�ध�नियम की धारा 66E के तहत मुकदमा चलानिे की पु�ष्ट की है। इसके अ�त�रक्त,

बॉम्बे उच्च न्यायालय निे Moiz Ahmed v. State of Maharashtra (2024) में स्पष्ट �कया �क जहाँ

आईपीसी की धारा 354C (voyeurism) केवल म�हलाओं के �खिलाफ लागू होती है, वहीं आईटी अ�ध�नियम

की धारा 66E �लर्टिंग-तटस्थ (gender-neutral) है और पुरुषों व म�हलाओं दोनिों पर समानि रूप से लागू होती

है।

अ �न �र्णी त  के्ष त्र  या �े ताव �न याँ

वास्त�वक प्रसारण सा�बत करनिे का दा�यत्व (Requirement of Proof of Transmission)

सेक्सटॉ�र्डनि और आईटी अ�ध�नियम की धारा 67/67A के मामलों में वास्त�वक रूप से इलेक्ट्रॉ�निक माध्यम से सामग्री के प्रसारण या प्रका�नि का
स्पष्ट प्रमाण आवश्यक है; य�द अ�भयोजनि पक्षि कॉल ��टेल्स या मोबाइल फोनि जैसे भौ�तक साक्ष्य पे� करनिे में �वफल रहता है, तो आरोपी को बरी

�कया जा सकता है, जैसा �क CR.A/671/2019 (2023) में देखिा गया है।

जमानित और �हरासत में पूछताछ (Bail and Custodial Interrogation)

यद्य�प आईटी अ�ध�नियम की धारा 67A गैर-जमानिती है, ले�कनि अदालतों निे लंबे समय से चले आ रहे आपसी सहम�तजन्य संबंधों के संदभर्ड में

प�र�स्थ�तयों का �वश्लेषण करते हुए �निय�मत जमानित मंजूर की है (Manoj Dattatray Supekar v. State of Maharashtra (2016)),
जब�क जांच में सहयोग नि करनिे या मोबाइल फोनि छुपानिे वाले आरो�पयों की अ�ग्रम जमानित या�चकाओं को सख्ती से खिा�रज कर �हरासत में

पूछताछ की अनिुम�त दी गई है (Jaykumar Bhagwanrao Gore v. The State of Maharashtra (2017))।

भार त  में  �नि जी त स्वीरों या �र कॉ�र्ड  की ग ई  वी�� यो कॉल  से  से क … I · �व स्तृत  �व शे्ल ष �

VITARK �व �ध क  �र स चर्ड  ·  गोप निीय 3 / 14



II. सां�व�धक प्रावधानि 5  प्राव धानि

SECTION 66E, INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 — PUNISHMENT FOR VIOLATION OF PRIVACY

यह धारा �कसी भी व्य�क्त की सहम�त के �बनिा उसके �निजी अंगों (private area) की तस्वीरों को खिींचनिे, प्रका��त करनिे या प्रसा�रत करनिे को
अपराध घो�षत करती है और तीनि साल तक की जेल या दो लाखि रुपये तक के जुमार्डनिे का प्रावधानि करती है।

"Whoever, intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of a private area

of any person without his or her consent, under circumstances violating the privacy of that person,

shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine not exceeding

two lakh rupees, or with both." उद्धतृ: research प्रश्न में उठाया गया

SECTION 67A, INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 — PUNISHMENT FOR PUBLISHING OR TRANSMITTING OF
MATERIAL CONTAINING SEXUALLY EXPLICIT ACT, ETC., IN ELECTRONIC FORM

यह धारा इलेक्ट्रॉ�निक रूप में यौनि स्पष्ट कृत्यों या आचरण वाली सामग्री को प्रसा�रत करनिे या प्रका��त करनिे के �लए सख्त सजा का प्रावधानि
करती है, �जसमें पहली बार दोष�स�द्ध पर पांच साल तक की कैद और दस लाखि रुपये तक के जुमार्डनिे का प्रावधानि है।

"Whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in the electronic form

any material which contains sexually explicit act or conduct shall be punished on first conviction

with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and with fine

which may extend to ten lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with

imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also with fine

which may extend to ten lakh rupees." उद्धतृ: Esrar Nazrul Ahemad v. State of Maharashtra,

Jaykumar Bhagwanrao Gore v. The State of Maharashtra

SECTION 308, BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 — EXTORTION

यह धारा �कसी व्य�क्त को चोट या हा�नि के भय में �ालकर बेईमानिी से संप�त्ति या मूल्यवानि प्र�तभू�त सौंपनिे के �लए मजबूर करनिे (जबरनि वसूली/
वसूली) को प�रभा�षत करती है और सात वषर्ड तक के कारावास की सजा का प्रावधानि करती है।

"(1) Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, or to any other, and

thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property, or

valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security,

commits extortion.

(2) Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which

may extend to seven years, or with fine, or with both." उद्धतृ: B.Y. Vijayendra v. State of Karnataka

II · सां�व�धक प्रावधानि

भार त  में  �नि जी त स्वीरों या �र कॉ�र्ड  की ग ई  वी�� यो कॉल  से  से क … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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SECTION 67, INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000 — PUNISHMENT FOR PUBLISHING OR TRANSMITTING

OBSCENE MATERIAL IN ELECTRONIC FORM

यह धारा इलेक्ट्रॉ�निक रूप में अश्लील सामग्री (जो कामुक हो या कामुक �हतों को आक�षर्टिंत करती हो) के प्रका�नि या प्रसारण को अपराध मानिती
है और पहली सजा पर तीनि साल तक के कारावास और पांच लाखि रुपये तक के जुमार्डनिे का प्रावधानि करती है।

"Whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in the electronic form,

any material which is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect is such as to tend

to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to

read, see or hear the matter contained or embodied in it, shall be punished on first conviction with

imprisonment of either description for a term which may extend to three years and with fine

which may extend to five lakh rupees and in the event of second or subsequent conviction with

imprisonment of either description for a term which may extend to five years and also with fine

which may extend to ten lakh rupees." उद्धतृ: A6 and A7 v. State, Moiz Ahmed v. State of

Maharashtra

SECTION 384, INDIAN PENAL CODE, 1860 — PUNISHMENT FOR EXTORTION

यह धारा जबरनि वसूली के अपराध के �लए तीनि वषर्ड तक के कारावास, जुमार्डनिे या दोनिों की सजा का प्रावधानि करती है।

"Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term

which may extend to three years, or with fine, or with both." उद्धतृ: Ms. G v. Union of India, B.Y.

Vijayendra v. State of Karnataka

भार त  में  �नि जी त स्वीरों या �र कॉ�र्ड  की ग ई  वी�� यो कॉल  से  से क … II · सां�व �धि क  प्राव धिान
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III. च�चर्टिंत मुकदमे 1 4  मु क द मे  ·  सार णी

# मु क द मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न �र्च य

01 Ms. G v. Union of India
DLHC010453442023

HIGH COURT OF DELHI 2024 गैर-सहम�त वाली �निजी वी��यो को हटानिे और ब्लॉक
करनिे के �लए तकनिीकी मंचों को �निदर्दे�।

02 B.Y. Vijayendra v. State of Karnataka
KAHC010707532024

HIGH COURT OF

KARNATAKA

2024 बीएनिएस की धारा 308 के तहत जबरनि वसूली
(extortion) के आवश्यक कानिूनिी तत्वों का �निधार्डरण।

03 Ramesh Kumar v. Ministry Of Home
Affairs
UPHC011497482021

ALLAHABAD HIGH COURT 2021 राष्ट्रीय साइबर पोटर्डल पर दजर्ड ��कायत पर पु�लस को
त्व�रत व �निष्पक्षि जांच का �निदर्दे�।

04 Yasmin K.A. v. Federal Bank
KLHC010918982024

HIGH COURT OF KERALA 2024 साइबर पोटर्डल के माध्यम से बैंक खिातों को फ्रीज करनिे और
उनिके समाधानि की प्र�क्रया।

05 Abhishek Mishra v. State of
Karnataka
KAHC010418292024

HIGH COURT OF

KARNATAKA

2025 �ादी का झांसा देकर बनिाई गई �निजी तस्वीरों के दुरुपयोग
पर धारा 66E की प्रयोज्यता।

06 CR.A/671/2019
HPHC010429352019

HIGH COURT OF

HIMACHAL PRADESH

2023 धारा 67A के तहत वास्त�वक प्रसारण या प्रका�नि के
सबूत के �बनिा दोष�स�द्ध की �वफलता।

07 Shukla Gajanandprasad
Jagdishchandra v. State of Gujarat
GJHC240477262014

HIGH COURT OF

GUJARAT

2019 धारा 66E के तहत गोपनिीयता के उल्लंघनि के �लए �निजी
अंग की तस्वीर का प्रका�नि अ�निवायर्ड।

08 Just Rights for Children Alliance v. S.
Harish
ESCR010004852024

SUPREME COURT OF

INDIA

2024 आईटी एक्ट की धारा 67A और 67B के तहत यौनि स्पष्ट
और बाल पोनिर्वोग्राफी सामग्री का दायरा।

09 Moiz Ahmed v. State of Maharashtra
HCBM030219402020

BOMBAY HIGH COURT 2024 �बनिा सहम�त के प�त-पत्निी के �निजी क्षिणों के वी��यो पर
धारा 66E और 67 की प्रयोज्यता।

10 Jaykumar Bhagwanrao Gore v. The
State of Maharashtra
HCBM010536642016

BOMBAY HIGH COURT 2017 अश्लील �चत्र भेजनिे और यौनि �रयायतें मांगनिे पर धारा
67A के तहत �हरासत में पूछताछ।

11 Esrar Nazrul Ahemad v. State of
Maharashtra
HCBM010219282022

BOMBAY HIGH COURT 2022 सहम�त से प्राप्त निग्नि वी��यो को धमकी देकर प्रसा�रत
करनिे पर धारा 67A का उल्लंघनि।

12 A6 and A7 v. State
HBHC010374952016

HIGH COURT FOR STATE

OF TELANGANA

2016 वी��यो �क्ल�पर्टिंग प्रसा�रत करनिे की धमकी देकर यौनि
�ोषण की मांग पर धारा 67 का अनिुप्रयोग।

13 Manoj Dattatray Supekar v. State of
Maharashtra
HCBM010430332016

BOMBAY HIGH COURT 2016 लंबे समय तक रहे आपसी सहम�तजन्य संबंधों में धारा
67A के तहत जमानित की अनिुम�त।

III · च�चर्टिंत मुकदमे
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# मु क द मा न्यायाल य व षर्च मु ख्य �न �र्च य

14 Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt.
of NCT of Delhi) & Anr.
ESCR010001992024

SUPREME COURT OF

INDIA

2024 अश्लीलता और धारा 67A के तहत 'यौनि रूप से स्पष्ट'
सामग्री के कानिूनिी मानिक का �निधार्डरण।

भार त  में  �नि जी त स्वीरों या �र कॉ�र्ड  की ग ई  वी�� यो कॉल  से  से क … III · � ��ं त  मु क द मे
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IV. मुकदमे का �ववरण 1 4  के स  फ़ाइ लें

01 Ms. G v. Union of India
HIGH COURT OF DELHI ·  2024-10-03 · W .P . (CRL)/3320/2023

यह मामला एक सो�ल मी��या इन्फ्लुएसंर (या�चकाकतार्ड) से संबं�धत है, �जसका एक अश्लील वी��यो सहम�त के �बनिा �रकॉ�र्ड करके उसे ब्लैकमेल �कया

गया और इंटरनिेट पर प्रसा�रत कर �दया गया। या�चकाकतार्ड निे न्यायालय से इनि वी��यो को ऑनिलाइनि पोटर्डलों से हटवानिे और भ�वष्य में इनिके प्रसार को

रोकनिे के �लए �निदर्दे� मांगे थे। न्यायालय के समक्षि पु�लस और संबं�धत टेक प्लेटफॉम्सर्ड (जैसे Google और Meta) निे बताया �क उन्होंनिे पहले ही

या�चकाकतार्ड के साथ �मलकर आप�त्तिजनिक सामग्री को हटानिे और संबं�धत खिातों को �नि�ष्क्रय करनिे के �लए स�क्रय कदम उठाए हैं। न्यायालय निे �रकॉ�र्ड

पर ली गई कायर्डवाही और प्लेटफॉम्सर्ड द्वारा दी गई तकनिीकी सहयोग के आश्वासनि को देखिते हुए मानिा �क संबं�धत पक्षिों द्वारा �मलकर �कए जा रहे प्रयासों से

��कायत का समाधानि हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार सहयोग जारी रहेगा।

�न �र्च य �दल्ली उच्च न्यायालय निे पु�लस के साइबर सेल और तकनिीकी मध्यस्थों (जैसे गूगल, मेटा) को �निदर्दे� �दया �क वे या�चकाकतार्ड की सहम�त के
�बनिा अपलो� की गई अश्लील वी��यो/स्क्रीनि�ॉट को तत्काल ब्लॉक और ��लीट करें। न्यायालय निे यह मानिा �क पु�लस और तकनिीकी मंचों के बीच
स�क्रय सहयोग से ऐसी सामग्री का प्रसार रोका जा सकता है।

“The present writ petition is filed under Article 226 of the Constitution of India read with section 482 of

the Code of Criminal Procedure, 1973 (hereinafter referred to as the “Code”) seeking directions to the

respondents to disable and prevent online dissemination of non-consensual explicit content/videos/

screenshots.”

HIGH COURT OF DELHI · 2024 स्रोत DLHC010453442023

02 B.Y. Vijayendra v. State of Karnataka
HIGH COURT OF KARNATAKA ·  2024-12-17 · CRL .P/13192/2024

यह मामला भारतीय जनिता पाटर्टी के तत्कालीनि प्रदे� अध्यक्षि के �खिलाफ दजर्ड आपरा�धक कायर्डवाही को रद्द करनिे से संबं�धत है। ��कायतकतार्ड निे आरोप

लगाया था �क कें द्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजनिा के माध्यम से �व�भन्न कंप�नियों से जबरनि वसूली (extortion) की गई थी। याची निे तकर्ड  �दया �क

��कायतकतार्ड के पास इस मामले को �ुरू करनिे का अ�धकार (locus) निहीं है और IPC की धारा 384 के तहत अपराध के तत्व मौजूद निहीं हैं। न्यायालय

निे पूवर्ड में सह-अ�भयुक्तों के �लए पा�रत आदे� का संदभर्ड देते हुए, इस मामले में भी वही ता�कर्टिंक �निष्कषर्ड अपनिाए। न्यायालय निे आपरा�धक कायर्डवाही को

रद्द करनिे की अनिुम�त देते हुए स्पष्ट �कया �क इस तरह के आरोपों को �सद्ध करनिे के �लए आवश्यक कानिूनिी औ�चत्य का अभाव है।

�न �र्च य कनिार्डटक उच्च न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क भारतीय न्याय सं�हता, 2023 की धारा 308 जबरनि वसूली (extortion) के अपराध से संबं�धत
है, जो पूवर्डवतर्ती आईपीसी की धारा 383 और 384 के समानि है। न्यायालय निे मानिा �क इनि धाराओं के �सद्धांतों और आवश्यक तत्वों की व्याख्या निए

कानिूनि (BNS) के तहत भी पूरी तरह लागू होती है।

“Section 308 of BNS deals with extortion. It reads as follows: “308.Extortion.—(1)Whoever intentionally

puts any person in fear of any injury to that person, or to any other, and thereby dishonestly induces the

person so put in fear to deliver to any person any property, or valuable security or anything signed or

sealed which may be converted into a valuable security, commits extortion.”

HIGH COURT OF KARNATAKA · 2024 स्रोत KAHC010707532024

IV · मुकदमे का �ववरण
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03 Ramesh Kumar v. Ministry Of Home Affairs
ALLAHABAD HIGH COURT ·  2021-10-21 · CRLP/9114/2021

यह या�चका Ramesh Kumar द्वारा दायर की गई थी, �जसमें उन्होंनिे National Cyber Crime Reporting Portal पर दजर्ड अपनिी ��कायतों के

संबंध में �निष्पक्षि और उ�चत जांच की मांग की थी। या�चकाकतार्ड का आरोप था �क पु�लस निे FIR दजर्ड होनिे के बावजूद कोई कारर्डवाई निहीं की और वे

आरो�पयों को बचा रहे हैं। न्यायालय निे पु�लस को �निदर्दे� �दया �क वे मामले की जांच �निष्पक्षि, �निष्पक्षि और �ीघ्रता से पूरी करें, अ�धमानितः इस आदे� की

प्र�त प्रस्तुत �कए जानिे के दो महीनिे के भीतर। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क उन्होंनिे मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त निहीं की है और संबं�धत अ�धकारी

को कानिूनि के अनिुसार कारर्डवाई करनिे का �निदर्दे� �दया है।

�न �र्च य इलाहाबाद उच्च न्यायालय निे पु�लस अ�धका�रयों को राष्ट्रीय साइबर अपराध �रपो�टर्टिंग पोटर्डल (National Cyber Crime Reporting
Portal) पर दजर्ड ��कायतों की �निष्पक्षि, पारद�र्ती और त्व�रत जांच करनिे का �निदर्दे� �दया। न्यायालय निे पु�लस को दो महीनिे के भीतर जांच पूरी करनिे
के आदे� �दए ता�क पी�ड़ितों को न्याय �मल सके।

“In pith and substance, the petitioner is seeking direction to the respondent nos. 3 and 4 to take action

against the respondent nos. 5 and 6 to ensure fair, impartial and proper investigation of the National

Cyber Crime Reporting Portal Acknowledgement No.23104210111968,, P.S. Mubarakpur, District

Azamgarh dated 2.4.2021 and the complaint ID No.23111200081347 dadted 22.11.2020.”

ALLAHABAD HIGH COURT · 2021 स्रोत UPHC011497482021

04 Yasmin K.A. v. Federal Bank
HIGH COURT OF KERALA ·  2024-03-26 · WP(C)/10553/2024

यह मामला �व�भन्न व्य�क्तयों और सहकारी बैंकों द्वारा दायर की गई �रट या�चकाओं का एक समूह है, �जनिके बैंक खिातों को �व�भन्न राज्यों की पु�लस द्वारा

Cyber Crime जांच के �सल�सले में 'National Cyber Crime Reporting Portal' के माध्यम से फ्रीज कर �दया गया था। या�चकाकतार्डओं निे

तकर्ड  �दया �क उन्हें संबं�धत अपराधों की जानिकारी निहीं है और खिातों के फ्रीज होनिे से उनिका दै�निक कामकाज रुक गया है। न्यायालय निे �निदर्दे� �दया �क

य�द बैंक खिातों में कोई सं�दग्ध लेनिदेनि निहीं पाया जाता है, तो बैंक संबं�धत जांच अ�धका�रयों को सू�चत करेंगे और खिातों को अनिफ्रीज करनिे की प्र�क्रया

�ुरू करेंगे। न्यायालय निे यह भी स्पष्ट �कया �क य�द जांच अ�धकारी 15 �दनिों के भीतर कोई स्पष्टीकरण या �निदर्दे� निहीं देते हैं, तो बैंक या�चकाकतार्डओं के

खिातों को स�क्रय करनिे के �लए स्वतंत्र होंगे।

�न �र्च य केरल उच्च न्यायालय निे राष्ट्रीय साइबर अपराध �रपो�टर्टिंग पोटर्डल और इसके �व�भन्न राज्यों के निो�ल साइबर अ�धका�रयों की कानिूनिी भू�मका
को स्पष्ट �कया। न्यायालय निे साइबर अपराध की जांच में तकनिीकी मंचों और ��कायत प्रणा�लयों की �व�भन्न राज्यों की पु�लस इकाइयों के अ�धकार
क्षिेत्रों को भी सूचीबद्ध �कया।

“NATIONAL CYBER CRIME REPORTING PORTAL REPRESENTED BY ITS NODAL CYBER CELL OFFICER,

KUTCHERY CHOWK, RANCHI, JHARKHAND CYBERPS@JHPOLICE.GOV.IN, PIN - 834001 3 NATIONAL

CYBER CRIME REPORTING PORTAL REPRESENTED BY ITS NODAL CYBER CELL OFFICER, OFFICE OF

SPECIAL COMMISSIONER OF POLICE, ECONOMIC OFFENSES WING, PS MANDIR MARG COMPLEX,

MANDIR MARG, NEW DELHI ADDLCP.EOW@DELHIPOLICE.GOV.IN”

HIGH COURT OF KERALA · 2024 स्रोत KLHC010918982024

05
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Abhishek Mishra v. State of Karnataka
HIGH COURT OF KARNATAKA ·  2025-07-08 · CRL .P/8596/2024

यह मामला एक आपरा�धक या�चका से संबं�धत है �जसमें या�चकाकतार्ड निे अपनिे �खिलाफ दजर्ड कायर्डवाही को रद्द करनिे की मांग की थी। ��कायतकतार्ड और

या�चकाकतार्ड के बीच संबंध थे, �जसके बाद ��कायतकतार्ड निे आरोप लगाया �क या�चकाकतार्ड निे �ववाह का वादा करके उसकी �निजी तस्वीरें और वी��यो

�रकॉ�र्ड �कए और उसे ब्लैकमेल �कया। या�चकाकतार्ड निे तकर्ड  �दया �क संबंध सहम�त पर आधा�रत थे और कायर्डवाही कानिूनि का दुरुपयोग है। न्यायालय निे

मामले के तथ्यों और कानिूनि के स्था�पत �सद्धांतों का �वश्लेषण करते हुए पाया �क क�थत घटनिाए ँएक �निजी स्थानि पर हुई थीं, �जससे 'place within

public view' का तत्व गायब था, जो Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के तहत अपराध

के �लए आवश्यक है। न्यायालय निे साक्ष्यों के अभाव में संबं�धत धाराओं को खिा�रज कर �दया और या�चका का �निपटारा �कया।

�न �र्च य कनिार्डटक उच्च न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क आईटी अ�ध�नियम की धारा 66E के तहत वह व्य�क्त उत्तिरदायी है जो �कसी अन्य व्य�क्त की

सहम�त के �बनिा उसके '�निजी अंगों या क्षिेत्रों' (private area) की तस्वीरों या वी��यो को जानिबूझकर �रकॉ�र्ड, प्रसा�रत या प्रका��त करता है।
न्यायालय निे यह भी मानिा �क ऐसी तस्वीरें और वी��यो कैप्चर करनिे के मामले में आरोपी के �खिलाफ मुकदमा चलाया जानिा चा�हए।

“Section 354-C deals with voyeurism. The allegation against a man who watches or captures image of a

woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not

being observed. [...] Whoever intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the image of

private area of a person without his or her consent is said to be committing the offence under Section

66E.”

HIGH COURT OF KARNATAKA · 2025 स्रोत KAHC010418292024

06 CR.A/671/2019
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH ·  2023-10-17 · CR .A/671/2019

�न �र्च य �हमाचल प्रदे� उच्च न्यायालय निे मानिा �क आईटी अ�ध�नियम की धारा 67 या 67A के तहत सजा सु�नि�श्चित करनिे के �लए अ�भयोजनि पक्षि

द्वारा इलेक्ट्रॉ�निक रूप में आप�त्तिजनिक सामग्री के 'प्रका�नि' (publication) या 'प्रसारण' (transmission) को सा�बत करनिा अ�निवायर्ड है।
य�द वास्त�वक रूप से वी��यो वायरल होनिे या प्रसा�रत �कए जानिे का कोई सबूत निहीं है, तो धारा 67 के तहत दोष�स�द्ध निहीं की जा सकती।

“As regards offence under section 67A of the I.T. Act, Section 67 reads as under:- [...] While considering

the ingredients of aforesaid Section, it can be said that firstly there must be a publication or transmission

of any material in the electronic form. [...] In the instant case, there is no proof of either publication or

transmission of any material in the electronic form so as to attract ingredients of Section 67 of I.T.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH · 2023 स्रोत HPHC010429352019

07 Shukla Gajanandprasad Jagdishchandra v. State of Gujarat
HIGH COURT OF GUJARAT ·  2019-07-24 · CR .MA/9170/2014

यह मामला एक FIR को रद्द करनिे की या�चका से संबं�धत है, �जसमें या�चकाकतार्ड पर Indian Penal Code (IPC) के तहत मानिहा�नि

(Defamation) और IT Act की धारा 66E के तहत आरोप लगाए गए थे। न्यायालय निे पाया �क धारा 66E (गोपनिीयता का उल्लंघनि) के तहत कोई

आरोप लागू निहीं होता है, क्यों�क इसमें �निजी अंगों के �चत्र खिींचनिे या प्रसा�रत करनिे जैसा कोई कृत्य निहीं था। साथ ही, मानिहा�नि के आरोपों के �लए,
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न्यायालय निे Section 199 of the Cr.P.C. का उल्लेखि �कया, जो स्पष्ट करता है �क मानिहा�नि का संज्ञानि केवल पी�ड़ित व्य�क्त द्वारा दायर �निजी

��कायत पर ही �लया जा सकता है। इनि आधारों पर, न्यायालय निे प्र�क्रया के दुरुपयोग को रोकनिे के �लए FIR और संबं�धत कायर्डवाही को रद्द कर �दया।

�न �र्च य गुजरात उच्च न्यायालय निे मानिा �क आईटी अ�ध�नियम की धारा 66E �व�ेष रूप से सहम�त के �बनिा �कसी व्य�क्त के �निजी अंगों (जैसे
अं�रगारमेंट्स से ढके जनिनिांग या म�हला स्तनि) की तस्वीरों को कैप्चर करनिे या प्रका��त करनिे के मामलों को ल�क्षित करती है। य�द ऐसे अंगों की

तस्वीरें प्रसा�रत निहीं की गई हैं और केवल मानिहा�निकारक लेखि �लखिे गए हैं, तो धारा 66E के तहत अपराध निहीं बनिता।

“A perusal of the provision of Section 66E of the IT Act reveals that the same pertains to intentionally or

knowingly captures, publishes or transmits the image of a private area of any person without his or her

consent. Unquestionably, no such allegations are levelled against the applicant.”

HIGH COURT OF GUJARAT · 2019 स्रोत GJHC240477262014

08 Just Rights for Children Alliance v. S. Harish
SUPREME COURT OF INDIA ·  2024-09-23 ·  2024 INSC  716

यह मामला POCSO Act की धारा 15 की व्याख्या से संबं�धत है, जो बच्चों से जुड़िी पोनिर्वोग्रा�फक सामग्री के भं�ारण (storage) और कब्जे

(possession) को दं�निीय बनिाता है। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क धारा 15 एक 'inchoate offence' है, जहाँ वास्त�वक ट्रांस�म�नि की आवश्यकता

निहीं है। 'Constructive possession' के �सद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय निे कहा �क य�द कोई व्य�क्त इंटरनिेट के माध्यम से ऐसी सामग्री पर

�नियंत्रण रखिता है, तो वह भी धारा 15 के तहत 'possession' मानिा जाएगा। इसके अ�त�रक्त, न्यायालय निे IT Act की धारा 67B को व्यापक बताया

और कहा �क यह बच्चों के ऑनिलाइनि �ोषण के �वरुद्ध एक मजबूत प्रावधानि है। �निणर्डय में यह भी कहा गया �क पोनिर्वोग्रा�फक सामग्री में बच्चे की उप�स्थ�त

का �निधार्डरण 'prudent person' के निज�रए से prima facie आधार पर �कया जानिा चा�हए।

�न �र्च य सवर्वोच्च न्यायालय निे आईटी अ�ध�नियम के तहत अश्लील सामग्री के �व�भन्न स्तरों की व्याख्या की। न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क धारा 67

अश्लील सामग्री के प्रका�नि से संबं�धत सामान्य धारा है, जब�क धारा 67A यौनि स्पष्ट कृत्यों के प्रका�नि के �लए और अ�धक कठोर

(aggravated) सजा का प्रावधानि करती है।

“Section 67 of the IT Act is the principal provision that criminalizes the publication or transmission of

“obscene material” in any electronic form and constitutes an offence. Section 67A of the IT Act, is a more

aggravated offence, prescribing enhanced punishment than the preceding provision. It does so by further

amplifying the scope of ‘obscene material’...”

SUPREME COURT OF INDIA · 2024 स्रोत ESCR010004852024

09 Moiz Ahmed v. State of Maharashtra
BOMBAY HIGH COURT ·  2024-12-06 · APPLN/1688/2020

यह मामला एक वी��यो �क्लप के प्रसार से संबं�धत है �जसमें ��कायतकतार्ड (Respondent No.2) और उनिके प�त को �निजी क्षिणों में �दखिाया गया था।

आरो�पयों पर IPC की धारा 354, 354-C और 506 के तहत मुकदमा दजर्ड �कया गया था। बॉम्बे हाईकोटर्ड निे स्पष्ट �कया �क चूं�क हमले या आपरा�धक बल

(criminal force) के तत्व अनिुप�स्थत थे, इस�लए धारा 354 का अपराध निहीं बनिता है। हालां�क, न्यायालय निे पाया �क वी��यो �क्लप का प्रसार गंभीर

है और �निचली अदालत को �निदर्दे� �दया �क वह IPC की धारा 354-C के साथ-साथ Information Technology Act, 2000 की धारा 66E और 67

के तहत भी आरोप तय करनिे पर पुनि�वर्टिंचार करे।
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�न �र्च य बॉम्बे उच्च न्यायालय निे आईपीसी की धारा 354C (voyeurism) और आईटी अ�ध�नियम की धारा 66E के बीच अंतर को स्पष्ट �कया।

न्यायालय निे मानिा �क धारा 354C केवल म�हलाओं के �खिलाफ �कए गए अपराधों पर लागू होती है, जब�क धारा 66E पुरुषों और म�हलाओं दोनिों
के �खिलाफ �कए गए गोपनिीयता के उल्लंघनि के मामलों पर समानि रूप से लागू होती है।

“The distinguishing feature between 354-C of the IPC and 66-E of the IT Act are that 354-C is attracted

only against a woman whereas Section 66-E of the IT act applies to both man and woman. Likewise,

Section 354-C speaks of a private act and 66-E speaks of ‘private area’.”

BOMBAY HIGH COURT · 2024 स्रोत HCBM030219402020

10 Jaykumar Bhagwanrao Gore v. The State of Maharashtra
BOMBAY HIGH COURT ·  2017-01-09 · ABA/2220/2016

यह मामला एक �वधायक पर लगे गंभीर आरोपों से संबं�धत है, �जसमें ��कायतकतार्ड निे आरोप लगाया था �क उन्हें मोबाइल फोनि पर अश्लील संदे� और

�चत्र भेजे गए थे और आरोपी निे यौनि पक्षिपात (sexual favour) की मांग की थी। आरोपी पर Indian Penal Code की �व�भन्न धाराओं और

Information Technology Act, 2000 की Section 67A के तहत मामला दजर्ड �कया गया था। न्यायालय निे मानिा �क क�थत रूप से भेजी गई

अश्लील सामग्री Section 67A के दायरे में आती है। न्यायालय निे आरोपी के आपरा�धक इ�तहास और जांच में सहयोग नि करनिे के व्यवहार को देखिते हुए,

तथा मोबाइल फोनि की बरामदगी और गहनि पूछताछ की आवश्यकता के आधार पर उसकी अ�ग्रम जमानित (anticipatory bail) या�चका को खिा�रज

कर �दया।

�न �र्च य बॉम्बे उच्च न्यायालय निे मानिा �क आईटी अ�ध�नियम की धारा 67A के अंतगर्डत 'यौनि स्पष्ट कृत्य' का दायरा �द्वपक्षिीय (bilateral) या

एकपक्षिीय (unilateral) ग�त�व�धयों दोनिों तक �वस्तृत है। य�द कोई अश्लील छ�व सीधे और स्पष्ट रूप से �बनिा �कसी संदेह के यौनि अंगों को

प्रद��र्टिंत करती है, तो वह धारा 67A के तहत गंभीर रूप से दं�निीय है।

“Insofar as the meaning of sexually explicit act under section 67A is concerned, [...] It does not require a

bilateral sexual activity, it can be unilateral sexual activity but it should be explicit and not implied.

Image exhibiting penis is lascivious, so is covered under section 67 of the Act which is bailable. The

obscene image in the present case of erected handled penis is sexually explicit activity contemplated u/s

67A of the IT Act and hence, directly falls under section 67A of Information Technology Act.”

BOMBAY HIGH COURT · 2017 स्रोत HCBM010536642016

11 Esrar Nazrul Ahemad v. State of Maharashtra
BOMBAY HIGH COURT ·  2022-06-10 · ABA/1459/2022

यह मामला एक अ�ग्रम जमानित (Anticipatory Bail) आवेदनि से संबं�धत है। आरोपी पर आरोप था �क उसनिे सहम�त से बनिाए गए �ारी�रक संबंध के

दौरानि ��कायतकतार्ड का निग्नि वी��यो प्राप्त �कया और बाद में उसे उसके प�त और गांव में प्रसा�रत करके म�हला को परे�ानि �कया। आरोपी निे तकर्ड  �दया

�क ये कृत्य Section 67A of the Information Technology Act के दायरे में निहीं आते हैं। न्यायालय निे आरोपी के तकर्कों को खिा�रज करते हुए

कहा �क एक म�हला का निग्नि वी��यो प्रसा�रत करनिा स्पष्ट रूप से गंभीर प्रकृ�त का अपराध है। न्यायालय निे यह मानिा �क मामले की गंभीरता को देखिते हुए

आरोपी से �हरासत में पूछताछ आवश्यक है और तदनिुसार उसकी अ�ग्रम जमानित या�चका को खिा�रज कर �दया।
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�न �र्च य बॉम्बे उच्च न्यायालय निे मानिा �क सहम�त से बनिे संबंधों के दौरानि साझा �कए गए निग्नि वी��यो को बाद में संबंध बहाल नि करनिे पर �रा-

धमका कर पी�ड़ित के प�रवार या सावर्डज�निक रूप से प्रसा�रत करनिा आईटी अ�ध�नियम की धारा 67A और आईपीसी की जबरनि वसूली व उत्पीड़िनि
की धाराओं के तहत एक गंभीर गैर-जमानिती अपराध है।

“The complainant, aged 44 years [...] request the complainant to share her nude video [...] on a promise

that after watching the video, he will immediately delete it, she has forwarded it on her WhatsApp. [...]

when she refused, he threatened her that he is in possession of her nude video. Upon this threat, she

again started meeting him. Immediately thereafter, she received the nude video on her Whatsapp and,

thereafter, even her husband received the said video. The video was widely circulated in village.”

BOMBAY HIGH COURT · 2022 स्रोत HCBM010219282022

12 A6 and A7 v. State
HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA ·  2016-11-18 · CRLP/13944/2016

यह मामला Criminal Petition Nos. 13944 और 14375 of 2016 से संबं�धत है, �जसमें या�चकाकतार्डओं (A6 और A7) निे उनिके �खिलाफ S.C.

No. 333 of 2016 में चल रही आपरा�धक कायर्डवाही को Section 482 Cr.P.C. के तहत रद्द करनिे की मांग की थी। या�चकाकतार्डओं पर IPC की

Sections 354-A & C और Information Technology Act, 2000 की Section 67 के तहत आरोप लगाए गए थे। या�चकाकतार्डओं का तकर्ड  था

�क वे मूल FIR में निा�मत निहीं थे और उनि पर लगाए गए आरोप �निराधार हैं। उच्च न्यायालय निे यह मानिा �क जाँच के दौरानि दजर्ड बयानिों को भी चाजर्ड�ीट के

साथ देखिा जानिा चा�हए। न्यायालय निे यह �निष्कषर्ड �निकाला �क या�चकाकतार्डओं के �खिलाफ प्रथम दृष्टया (prima facie) गंभीर आरोप हैं, इस�लए

कायर्डवाही रद्द करनिे का कोई आधार निहीं है और या�चकाओं को खिा�रज कर �दया गया।

�न �र्च य तेलंगानिा उच्च न्यायालय निे मानिा �क �कसी पी�ड़िता को उसकी आप�त्तिजनिक या संवेदनि�ील प�र�स्थ�तयों की वी��यो �क्लप को इलेक्ट्रॉ�निक
रूप से प्रसा�रत करनिे की धमकी देकर ब्लैकमेल करनिा और �ारी�रक या यौनि संबंध बनिानिे की मांग करनिा आईटी अ�ध�नियम की धारा 67 के तहत
अश्लील सामग्री के प्रसारण की श्रेणी में आता है।

“This statement would clearly show the involvement of both A6 and A7 who demanded her to satisfy

their sexual lust, and if those allegations are taken on its face value, it would attract the offence

punishable under Section 67 of the Act. [...] threatening the de-facto complainant to transmit the video

clippings recorded while she was being raped by A1-Mahendra and A2 would amount to cause to

transmit or publish as per Section 67 of the Act.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA · 2016 स्रोत HBHC010374952016

13 Manoj Dattatray Supekar v. State of Maharashtra
BOMBAY HIGH COURT ·  2016-11-23 · BA/2131/2016

यह मामला Section 439 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत दायर की गई जमानित या�चका से संबं�धत है। आवेदक पर

Indian Penal Code की Sections 376, 292 (A) व 506 और Information Technology Act, 2000 की Section 67 (A) के तहत

मामला दजर्ड �कया गया था। ��कायतकतार्ड निे यौनि �ोषण और वी��यो �क्लप प्रसा�रत करनिे का आरोप लगाया था। न्यायालय निे जांच दस्तावेजों का

अवलोकनि करते हुए पाया �क यह �रश्ता लंबे समय से consensual प्रतीत होता था। अपराध की प्रकृ�त और सजा की अव�ध को ध्यानि में रखिते हुए,

न्यायालय निे आवेदक को �तर्कों के साथ जमानित प्रदानि की।
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�न �र्च य बॉम्बे उच्च न्यायालय निे मानिा �क यद्य�प आरोपी पर धारा 67A के तहत गंभीर आरोप हैं, ले�कनि य�द जांच �रकॉ�र्ड �दखिाते हैं �क दोनिों पक्षिों
के बीच यौनि संबंध काफी हद तक सहम�त पर आधा�रत थे, तो न्यायालय �निय�मत जमानित आवेदनि पर सहानिुभू�तपूवर्डक �वचार कर सकता है।

“Since the punishment for offence under section 67 (A) of the Information Technology Act, 2000 is for a

term which may extend to 5 years, applicant deserves to be enlarged on bail.”

BOMBAY HIGH COURT · 2016 स्रोत HCBM010430332016

14 Apoorva Arora & Anr. v. State (Govt. of NCT of Delhi) & Anr.
SUPREME COURT OF INDIA ·  2024-03-19 ·  2024 INSC  223

यह मामला 'College Romance' वेब-सीरीज़ में प्रयुक्त अभद्र भाषा और अप�ब्दों को लेकर दायर की गई FIR से संबं�धत है। ��कायतकतार्ड का

आरोप था �क वेब-सीरीज़ की भाषा और �ीषर्डक अश्लील हैं, जो Sections 67 और 67A of the Information Technology Act, 2000 का

उल्लंघनि करते हैं। न्यायालय निे �निणर्डय �दया �क केवल अभद्र भाषा या अप�ब्दों का प्रयोग 'अश्लीलता' (obscenity) की श्रेणी में निहीं आता। अश्लीलता

का परीक्षिण यह है �क क्या सामग्री कामुक है या लोगों के मनि को भ्रष्ट करनिे की प्रवृ�त्ति रखिती है। चूं�क वेब-सीरीज़ के संदभर्ड में इनि �ब्दों का उदे्दश्य �कसी

को यौनि उत्तिे�जत करनिा निहीं था, इस�लए न्यायालय निे मानिा �क कोई अपराध निहीं बनिता है। अतः, सवर्वोच्च न्यायालय निे High Court के आदे� को रद्द

करते हुए FIR को खिा�रज कर �दया।

�न �र्च य सवर्वोच्च न्यायालय निे स्पष्ट �कया �क धारा 67A का मुख्य उदे्दश्य उनि अश्लील साम�ग्रयों के प्रका�नि या प्रसारण को रोकनिा है जो निग्निता या
प्रत्यक्षि रूप से यौनि ग�त�व�धयों को द�ार्डती हैं। केवल अप�ब्दों, अभद्र भाषा या गाली-गलौज के प्रयोग को इस धारा के तहत 'यौनि स्पष्ट कृत्य' निहीं
मानिा जा सकता।

“Section 67A criminalises publication, transmission, causing to publish or transmit in electronic form any

material that contains sexually explicit act or conduct [...] the phrase may have to be seen in the context

of ‘obscenity’ as provided in s.67 – Thus, there could be a connect between s.67A and s.67 itself”

SUPREME COURT OF INDIA · 2024 स्रोत ESCR010001992024

अ स्वीक रि �

यह मेमो Vitark AI द्वारा सावर्डज�निक रूप से उपलब्ध �निणर्डयों और उपयोगकतार्ड के प्रश्न के आधार पर तैयार �कया गया है। यह केवल �रसचर्ड सहायता के �लए है और

कानिूनिी सलाह (legal advice) निहीं है। �कसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करनिे से पहले सभी case citations, holdings और

quotations को मूल �निणर्डय (source judgment) के �वरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्या�पत �कया जानिा चा�हए।
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